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विषय:
स्वामीनाथन समिति के प्रतिवेदन को लागू किया जाना
1107. 
श्री प्रभात झा: 

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) 
क्या स्वामीनाथन समिति ने यह सुझाव दिया था कि सरकार को किसानों को खाद्यान्नों की लागत मूल्य पर 50 प्रतिशत मुनाफा देकर उनसे खाद्यान्नों की खरीद करनी चाहिए;
(ख) 
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) 
क्या यह सच है कि सरकार ने स्वामीनाथन समिति के सुझाव को लागू करने से इंकार कर दिया है;
(घ) 
यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ङ) 
क्या यह सच है कि कृषि में निवेश लगातार घटता जा रहा है; और
(च) 
यदि हां, तो कारण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
कृषि एवं खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री 

(श्री तारिक अनवर)
(क) से (घ)राष्‍ट्रीय कृषक आयोग ने सिफारिश की थी कि न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य भारित औसत उत्‍पादन लागत की तुलना में कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए ।  तथापि, इस सिफारिश को सरकार द्वारा स्‍वीकार नहीं किया गया है क्‍योंकि न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य की सिफारिश   उद्देश्‍ययुक्‍त मानदंड तथा विभिन्‍न संबंधित कारकों पर विचार करने के आधार पर कृषि लागत एवं मूल्‍य आयोग (सीएसीपी) द्वारा की जाती है । अत:, लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत की वृद्धि को निर्धारित करने से बाजार पर प्रभाव पड़ सकता है । न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य एवं उत्‍पादन लागत के बीच अभियांत्रिकी समन्‍वय कुछ मामलों मे पूरक उत्‍पादक हो सकता है । 
(ड़)से (च) केन्‍द्रीय सांख्‍यिकी कार्यालय(सीएसओ), सांख्‍यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्‍वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) से प्राप्‍त आंकड़ों के अनुसार सरकार द्वारा कृषि में पूंजीनिवेश 2008-09 में 20572 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में 22095 करोड़ हो गया है ।  
